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   राज्‍य सभा
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

     अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 126


मंगलवार, दिनांक 22 नवम्‍बर, 2011/1 अग्रहायण, 1933 (शक)

को होने वाली  सभा की बैठक के लिए प्रश्‍न।

पेट्रोलियम उत्‍पादों की चोरी

126.
डा0 जनार्दन वाघमरे :

क्‍या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क)
क्‍या पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल शोधक कारखानों, तेल पाइपलाइनों, तेल डिपो, एलपीजी डिपो इत्‍यादि से पेट्रोलियम उत्‍पादों की चोरी की घटनाओं की सूचनाएं प्राप्‍त हुई हैं ; 
(ख)
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है ;
(ग)
ऐसी घटनाओं पर प्राधिकारियों द्वारा क्‍या कार्रवाई की गई है ; और
(घ्‍ा)
ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए सरकार ने क्‍या कदम उठाए हैं ?
उत्‍तर 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री आर0पी0एन0 सिंह)
(क) और (ख) :  जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल पाइपलाइनों, तेल डिपुओं और एलपीजी डिपुओं से पेट्रोलियम उत्‍पादों की चोरी/चोरी के प्रयास के मामलों की संख्‍या 230 है।
(ग) :
यह रिपोर्ट दी गई है कि चोरी/चोरी के प्रयास के प्रत्‍येक मामले में संबंधित पुलिस स्‍टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कुछ मामलों में दोषियों को चोरी स्‍थल पर ही गिरफ्तार किया गया है और आगे की आवश्‍यक कार्रवाई के लिए पुलिस की हिरासत में रखा गया है। इन मामलों में संबंधित तेल कंपनियों द्वारा राज्‍य प्रशासन और पुलिस प्राधिकारियों के साथ विभिन्‍न स्‍तरों पर कार्रवाई की जाती है।
(घ) : पेट्रोलियम उत्‍पादों की चोरी रोकने के लिए तेल कंपनियों द्वारा निम्‍नलिखित कदम उठाए गए हैं:
· सभी पाइपलाइनों के लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्‍वीजीशन सिस्‍टम (एससीएडीए) के जरिए पाइपलाइन बहाव और दबाव की 24 घंटे निगरानी।
· बहाव और दबाव मापों पर आधारित लीक डिटेक्‍शन सिस्‍टम (एलडीएस) की निगरानी से पाइपलाइन से किसी बड़े रिसाव अथवा चोरी का पता चलता है।
· लाइन पेट्रोलमैन (एलपीएम) और डीजीआर गार्डों द्वारा प्रतिदिन पैदल गश्‍त।
· पाइपलाइन राइट ऑफ वे (आरओडब्‍ल्‍यू) आदि के अगल-बगल के ग्रामीणों के साथ निरंतर बातचीत और उन्‍हें इसके प्रति संवेदनशील बनाना।
· सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली के माध्‍यम से आरसीपी (रिपीटर कम कैथोडिक प्रोटेक्‍शन सिस्‍टम) की लगातार निगरानी।
· सभी राज्‍यों में चोरी के मुद्दे को पुलिस अधिकारियों के उच्‍चतम स्‍तर पर उठाया गया है। सिविल प्रशासन के साथ भी निरंतर बात-चीत की जाती है।
· पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा नामित सुरक्षा कार्मिकों को डिपुओं/टर्मिनलों और एलपीजी भरण संयंत्रों पर स्‍थलों की 24 घंटे निगरानी और सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है।
· डिपुओं/टर्मिनलों और एलपीजी भरण संयंत्रों पर सभी प्रचालन सक्षम अधिकारियों के कड़े और सतत पर्यवेक्षण में किए जाते हैं।
· केन्‍द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) द्वारा रिफाइनरी इकाइयों पर 24 घंटे कार्मिकों की तैनाती।
· सीआईएसएफ द्वारा वैगन और टैंकरों की जांच।
· सीआईएसएफ के अपराध और आसूचना कार्मिक संयंत्र पर 24 घंटे गश्‍त करते हैं।
· इलैक्‍ट्रानिक निगरानी; और
· स्‍थानीय पुलिस द्वारा गश्‍त।

इसके अलावा, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्‍ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 में संशोधन के लिए 16 मार्च, 2010 को लोक सभा में संशोधन विधेयक पेश किया गया है ताकि चोरी और पेट्रोलियम और गैस पाइपलाइनों की तोड़फोड़ में लिप्‍त दोषियों के लिए प्रतिवारक दंड के प्रावधानों से इस अधिनियम को और अधिक कड़ा बनाया जा सके।
*******

